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राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *384
(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में घोटाले
384.
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में सहमति-पत्र (एलओयू) के जरिए धोखाधड़ी का एक और मामला प्रकाश में आया है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक की उक्त शाखा तथा देश में
स्थित अन्य शाखाओं में इस प्रकार हुए घोटालों में अंतर्ग्रस्त कुल धनराशि कितनी है और इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ)
बैंकों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए क्या-क्या सुधरात्मक उपाय किए गए हैं?  
उत्तर
वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)
(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। 
*****

‘‘पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में घोटाले” के संबंध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा पूछे गए 03 अप्रैल, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *384 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।
(क) से (घ): पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने अपनी धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्टिंग प्रणाली के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को ब्रैडी हाउस शाखा, मुम्बई में शपथ पत्रों/विदेशी साख पत्रों को कपटपूर्वक जारी करने तथा उधार खातों में धोखाधड़ी की सूचना दी थी। इनमें अंतर्ग्रस्त राशि 13,923.14 करोड़ रुपए है, जिसमें 1,251.96 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अंतर्ग्रस्त राशि के संबंध में दिनांक 22.2.2018 की रिपोर्ट भी शामिल है। 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने पीएनबी में अप्राधिकृत लेनदेन के संबंध में मामले दर्ज किए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह सूचित किया है कि सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर उन्होंने कई स्थानों पर तलाशी ली है, जिसके परिणामस्वरूप कीमती वस्तुओं को जब्त किया गया है और इन्होंने अचल संपत्तियों को भी कुर्क किया है। इसके अलावा, म्युचुअल फंड और बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई है। कंपनियों आदि की संपत्तियों, बैंक खातों का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए न्यायालय द्वारा 13 देशों को अनुरोध पत्र जारी किए गए हैं। ईडी ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, जांच की प्रक्रिया चल रही है। 

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि इन्होंने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी समूहों से संबंधित व्यक्तियों, समूहों तथा उनकी कंपनियों के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुम्बई शाखा के समक्ष याचिका/आवेदन दायर किए हैं और अधिकरण ने सभी प्रतिवादियों तथा अन्य कंपनियों, सीमित देयता साझेदारों, न्यासों तथा व्यक्तियों के विरुद्ध अगले आदेशों तक निधियों, आस्तियों तथा संपत्तियों को बेचने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। 

आरबीआई ने धोखाधड़ी की निगरानी करने तथा रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे ऋण धोखाधड़ी के संबंध में कार्रवाई करने के लिए संरचना, केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री और बड़े मूल्य के ऋण खातों के संबंध में स्वत्वाधिकार विलेखों की विधिक लेखापरीक्षा। 

आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों की अधिकारिता से बाहर रह कर भारतीय कानून प्रक्रिया से बचने से रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संसद में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित किया है। इस विधेयक में भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को कुर्क करने, ऐसे अपराधी की संपत्ति को जब्त करने तथा अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से वंचित करने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। इस संबंध में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को 50 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रमोटरों/निदेशकों तथा अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की भी सलाह दी है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी/सदृश्य धोखाधड़ी की घटना (जैसाकि पीएनबी द्वारा सूचित किया गया है) बैंकों में न हों, पीएसबी को मौजूदा कानून/विनियामकीय अवसंरचना के अनुसार, तत्काल कार्रवाई करने का परामर्श भी दिया है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी शपथ/सुविधा पत्रों और स्विफ्ट संदेशों के संबंध में समुचित अनुमोदन, आवश्यक आवेदन/दस्तावेज तथा बैंक की प्रणाली में प्रविष्टि की पुष्टि के लिए और नोस्त्रो खातों की जांच तथा मिलान सुनिश्चित करने और ऐसी धोखाधड़ी की घटना के विरुद्ध सुरक्षोपाय के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु सुदृढ़ प्रणाली तथा प्रक्रिया लागू है। सरकार ने पीएसबी को प्रौद्योगिकीय जोखिम सहित परिचालनात्मक जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु रिपोर्ट सामूहिक रूप से तैयार करने की भी सलाह दी है ताकि धोखाधड़ी की घटना से बचाव हो सके। सरकार ने पीएसबी को 50 करोड़ रुपए से अधिक के सभी खातों, यदि उन्हें अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, की जांच धोखाधड़ी के संभावित पहलू के दृष्टिकोण से करने के लिए कहा है।

इसके अलावा, सरकार ने लेखापरीक्षा मानक को लागू करने तथा लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है।  
*****
